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उच्च न्यायालय, इलाहाबाद  

रिट - ए संख्या - 16446/2024 

 काली राम​ ​ ​ ​ ​ ​  .....याचिकाकर्ता(गण) 

 बनाम  

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य​ ​ ​ ​ ​  .....प्रत्यर्थी(गण) 

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: सनुील कुमार मिश्रा 

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी. 

न्यायालय संख्या - 33 

माननीय विकास बधुवार, न्यायमरू्ति 

1.​ आज दाखिल किया गया प्रति-शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है। 
2.​ याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सनुील कुमार मिश्रा और राज्य-प्रत्यर्थी(गण) की ओर से 

उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव को सनुा। 
3.​ रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 22.06.1994 को लेखपाल के रूप में नियकु्त किया 

गया था और 29.03.1996 को उन्हें नियमित कर दिया गया था। 03.08.2013 को रिट 

याचिकाकर्ता का वेतन 2400/- रुपये के गे्रड पे पर निर्धारित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता का 
यह भी मामला है कि उन्हें 2800/- रुपये का गे्रड पे प्रदान किया गया था, हालांकि, 06.09.2024 

को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जिसके द्वारा इसे घटाकर 2400/- रुपये का गे्रड पे कर 
दिया गया है। 

4.​ इसी को चनुौती देत ेहुए रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है। 
5.​ इस न्यायालय ने 18.12.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित करत े हुए रिट याचिका पर 

विचार किया था: 

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी(गण) के विद्वान स्थायी 
अधिवक्ता को सनुा। 2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क  दिया कि याचिकाकर्ता 
को 22.06.1994 को लेखपाल के पद पर नियकु्त किया गया था। आगे यह तर्क  दिया गया 
कि 01.07.2010 से 2800/- रुपये का गे्रड पे निर्धारित किया गया था और याचिकाकर्ता 
उसी गे्रड पे के अनसुार वेतन प्राप्त कर रहे थे। आगे यह तर्क  दिया गया कि आक्षेपित आदेश 

दिनांक 06.09.2024 के माध्यम से याचिकाकर्ता का गे्रड पे घटाकर 2400/- रुपये कर दिया 
गया है। आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता से अतिरिक्त भगुतान की वसलूी करने की बात 

भी कही गई है। अतं में, यह तर्क  दिया गया है कि पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक 

मसीह: 2015 (4) एससीसी 334 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परैा 12(iii) 

के आलोक में, ततृीय शे्रणी और चतरु्थ शे्रणी के कर्मचारियों से तब कोई वसलूी नहीं की जा 
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सकती जब वसलूी का आदेश जारी होने से पहले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 

अतिरिक्त भगुतान किया गया हो। इसलिए, आक्षेपित आदेश दिनांक 06.09.2024 दोषपरू्ण 
है और रद्द किए जाने योग्य है। 3. मामला विचारणीय है। 4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता 
समय मांगत ेहैं और उन्हें प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया 
जाता है। प्रत्यतु्तर-शपथ पत्र, यदि कोई हो, उसके एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा 
सकता है। 5. इस मामले को 13.02.2025 को सचूीबद्ध करें। 6. इस आदेश के अगले 

आदेश तक, आक्षेपित वसलूी आदेश दिनांक 06.09.2024 स्थगित रहेगा।" 

6.​ रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क  है कि आक्षेपित आदेश इस साधारण कारण से 

कायम नहीं रखा जा सकता कि यह रिट याचिकाकर्ता की पीठ पीछे किया गया एकतरफा निर्णय 

है और रिट याचिकाकर्ता को कोई सचूना नहीं दी गई थी। रिट याचिकाकर्ता मार्च, 2026 में 
सेवानिवतृ्त हो रहे हैं। 

7.​ श्री बी.के. श्रीवास्तव का तर्क  है कि यद्यपि वेतन निर्धारण के दौरान कोई त्रटुि रह जाती है तो 
नियोक्ता के लिए उसे बदलने और सधुारने का विकल्प हमेशा खलुा रहता है, बशर्ते कि रिट 

याचिकाकर्ता को सचूना देने के पश्चात ऐसा किया जाए। उनका तर्क  है कि आक्षेपित आदेश से 

यह स्पष्ट नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को सचूना दी गई थी या नहीं। हालांकि, उनका सझुाव है 

कि आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी के 

पास वापस भेज दिया जाए। 
8.​ मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सनुा है और अभिलेखों का ध्यानपरू्वक अवलोकन किया 

है। 
9.​ तथ्य विवाद में नहीं हैं। प्रत्यक्षतः, शिकायत यह है कि वेतन कम करत ेसमय प्रत्यर्थियों द्वारा 

अपनाई गई संपरू्ण प्रक्रिया एकतरफा कार्रवाई है। 
10.​न्यायालय की राय में, कोई भी कार्रवाई जो एकपक्षीय रूप से की जाती है और जो अहितकारी हो, 

उसे कायम नहीं रखा जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भगवान शकु्ला बनाम भारत 

संघ एवं अन्य; (1994) 6 एससीसी 154 में निम्नानसुार अवलोकन किया था: 

"3. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सनुा है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता का 
मलू वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। इसमें भी कोई विवाद 

नहीं है कि अपीलकर्ता का मलू वेतन 1991 में 18.12.1970 से भतूलक्षी प्रभाव से 190 

रुपये से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से 

नागरिक परिणामों का सामना करना पड़ा है लेकिन उसे अपने मलू वेतन की कटौती के 

खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। विभाग द्वारा उसका 
वेतन घटाए जाने से पहले उसे सचूना तक नहीं दी गई थी और आदेश काननू द्वारा ज्ञात 

किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी पीठ पीछे दिया गया था। इस प्रकार, 
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सनेु भारी 
वित्तीय हानि सहनी पड़ी है। कार्रवाई में निष्पक्षता यह मांग करती है कि ऐसा कोई भी आदेश 

जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी को नागरिक परिणाम भगुतने के रूप में हो, संबंधित व्यक्ति 

को सचूना दिए बिना और मामले में उसे सनुवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया 
जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए दिनांक 25.7.1991 का आदेश 
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(मेमोरेंडम), जिसे अधिकरण के समक्ष आक्षेपित किया गया था, निश्चित रूप से कायम 

नहीं रखा जा सकता था और कें द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका को 
खारिज करने में त्रटुि की। अधिकरण का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनसुार, हम इस 

अपील को स्वीकार करत ेहैं और कें द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के 

आदेश के साथ-साथ अधिकरण के समक्ष आक्षेपित आदेश (मेमोरेंडम) दिनांक 25.7.1991 

को रद्द करत ेहैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का मलू वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से 

घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।" 

11.​चूंकि आक्षेपित आदेश से यह प्रकट नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को सचूना दी गई थी, अतः 
इस न्यायालय के पास आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 

12.​तदनसुार, रिट याचिका निम्नलिखित रीति से निर्णीत की जा रही है: 

 (क) प्रत्यर्थी संख्या 4, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी , सहारनपरु द्वारा पारित आदेश दिनांक 

06.09.2024 को रद्द किया जाता है। 

 (ख) आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ततु करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर प्राधिकारी 
को नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस भेजा जाता है। 

13.​तदनसुार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है। 

( विकास बधुवार, न्यायमरू्ति) 

 6 फरवरी, 2026  

आश ु
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